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यह पुस्तिका ओ घनश्यामदासजी बिड़ला के ()पा $667]॥78 
32भाग८८६ नामक अंग्रेजी नित्रन्ध का अनुबाद है। स्टर्लिंग के रूप में 
हमारी जो रकम लन्दन मं जमा होती जा रही है उसके सम्बन्ध में 
उठनेवाले एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रभ का उत्तर इस निबन्ध में दिया 
गया है। साथ ही, मारतवर्ष की पिछले सौं वर्षों की आर्थिक स्थिति 
पर भी प्रकाश डाला गया है । ब्रिटिश सत्ता स्थापित होते ही हम 
इंग्लैंड के कजंदार क्योंकर बन गए, ! हमारी वह कर्जदारी किस प्रकार 
दिन-दिन बढ़तो ही गई ! अ्रब इस महासमर ने हमें केसे कजंदार से 
साहूकार बना दिया है ? हमारा जो धन लन्दन में इस समय जमा है 
या आगे होने बाला है उसके सम्बन्ध में हमारी इंग्लेश्ड से क्‍या मांग 
होनी चाहिए (--ऐसे अनेक प्रश्नों के विशेषश द्वारा दिये गए उत्तर 
इस पुस्तिका में हिन्दी पाठकों को मिल सकेंगे। 
जिस समय यह अंगरेजी में लिखी गईं थी उस समय की अपेद्धा 
आज हमारा स्टलिंग धन कहीं अधिक है| अ्रभी उसमें उत्तरोत्तर बृद्धि 
की ही संभावना है| पर उस रकम की घटाचढ़ी से लेखक के तक या 
दलील में कोई फक नहीं पढ़ सकता । स्टर्लिंग-सम्बन्धी विषय श्रभी 
बहुत समय तक हमारे लिए सामयिक रहने वाला है। ग्राशा की जाती 
है कि उसकी जानकारी बढ़ाने में--लोगों को सचेत और सावधान कर 
देने में--यह पस्तिका होगी । 
““अकाशक 


कजेदार से साहूकार 


हिन्दुस्तान जहा पहले कजदार था वहां अब साहूकार बन गया है। 

'सहूकार' शब्द से खुशहाली जाहिर होती है, इसलिए सुनने में इमें 
यह सुखद मालूम हो सकता है, ओर हम आत्माभिमान का भी ख्रनुभव 
कर सकते हैं | लेकिन, असलियत तो यह है कि आज भी हम कैसे 
ही गरीब बने हुए हैं जेसे पहले थे; बल्कि उससे भी ज्यादा | लगभग डेढ़ 
सो वर्षों तक जश्न हम कजंदार थे तब तो काफी गरीब थे ही, लेकिन ग्राज 
जब हमारा देश “'कजंदार से 'साहूकार' बन गया है, इम पहले से भी 
ज्यादा गरीत्र हो गए हैं | लोगों को शायद यह एक असंगत-सी बात मालूम 
होगी, लेकिन आगे चल कर इख्रकी सचाई स्पष्ट हो चलेगी । 

आइए, सबसे पहुंले हम उन कारणों पर विचार करें, जिन्होंने हमें 
कजदार अना दिया था। कजंदार से साहूकार तो हमारा देश हाल में ही 
हुआ; इसलिए इसपर हम बाद में विचार करेंगे | 

जब कोई श्रादमी 'कजंदार” हो जाता है तो इसके मानी यह होते हैं 
कि उसने दूध्रे से कोई चीज कज ली हे | कजेंदारी का मतलब यह है कि 
कर्दार आदमी को दूसरे से कब के तोर पर कोई चीन मिली है; बिना 
दूसरे से कुछ पाए काई योंद्ी कजंदार नहीं हो सकता; यही बात कबंदार 
राष्ट्र ओर देश के सम्बन्ध में भी लागू होती है । इसलिए यह बिचारने की 
भात है, कि आजिर हमारे देश को ब्रिटेन से क्या मिला था, जिससे यह 
उसका कजेंदार हो गया ! 

इस सम्ब्धुन में मेने सन्‌ १८६४ से--जिरसे कुछ ही साल पहले ब्रिटिश 
प्रकार ने दस्‍्ट इण्डिया कम्पनी से भारत की शासनसत्ता प्राम की थीं-- 
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अपने देश के विदेशी व्यापार के आंकड़ों की छानबीन की है; लेकिन 
उनसे यह साबित नहीं होता कि भारतवष ने जितना माल भेजा 
उससे ज्यादा कीमत की चीज या सोना-चांदी उसने कभी मंगाई। 
हमने तो जितने रपए का माल मंगाया उससे श्रधिक का ही अपने देश 
से इंग्लेरड को भेना | सन्‌ १८६४-६४ से लेकर १६२८-२६ तक हमने 
जितना माल मंगाया उससे २८०० करोड़ रुपये श्रधिक का माल भेजा। 
भुगतान में सिफ १४०० करोड़ का चांदी-सोना हमारे यहां आया । इससे 
साफ जाहिर है कि कजंदार बनाने के लिए हमें इंगलेट्ड से कुछ नहीं 
मिला; बल्कि उलटा हमारा ही १४०० करोड़ रुपया. उसके जिम्मे 
बकाया रहा | इस तरह हमें तो कजदार के बजाय साहूकार बनना 
चाहिए था; लेकिन हकीकत यह है कि हम कजेंदार बन गए, और श्रभी 
हाल तक कजंदार ही बने रहे हैं | 


आयात से निर्यात अधिक होने के कारण हमारे १४०० 
करोड़ रुपये इंगलेर्ड के जिभ्मे पड़े रहने पर भी हम कजदार हो केसे गए ? 
इसका उत्तर इस बात से मिलता है, कि अपनी राजनीतिक पराधीनता के 
कारण हम न्याय करने के लिए उसे मजयूर नहीं कर सके। हमारे व्यापार 
फे तिलसिले में बचत की इतनी बढ़ी रकम होने के बावजूद भी अ्रगर हमारा 
राष्ट्र कजेदार बन गया तो इसका कारण यह था कि हमारी सरकार 
हमसे हुक्म लेने के बचाय उनके हुक्म पर ही चलती रही जो हमारी बचत 
की सारी रकम को बिना डकार लिए ही हजम कर बेंठे । हमारी सरकार 
को बराबर इस बात का पता था कि इस देश को अपनी बचत कौ रकम 
के बदले में वास्तविक मूल्य की कोई चीज नहीं मिल रही है; फिर . भरी 
उसने इस अन्याय के प्रतिकार के लिए कुछ नहीं किया | झ्ाश्चूर्य की बात 

यह है कि वह इतना भी स्वीकार करने को तेयार नहीं, कि ऐसा करके 


ब्रिटेन की 'सेवाएं” ३ 


सयमुच हमारे साथ कोई अन्याय किया गया है ! जब हमने अपने 
माल की कीमत मांगी, तो कह्द दिया गया कि इंगलेण्ड से इस देश को कुछ 
खास किस्म की सेवाएं मिल रही हैं, जिनका मूल्य उस माल की कीमत से 
कहीं ज्यादा है जो हम वहां भेजते हैं | भारत-सरकार तो' ब्रिटिश 
सरकार की ही एक मातहत शाखा ठद्दरी; उसका ग्रेट-ब्रिटेन के इस फतवे 
को मंजूर कर लेना कोई श्राश्चय' की वात नहीं । 
परिटेन की सिचाएं' 

अब जरा इसपर भी गौर कीजिए कि वे सेनाएं क्‍या थों, जो हमें 
इंगलेण्ड से मिली बताई जाती हैं । उनकी कहानी ज्रूर कुछ रोचक 
होती, श्रगर उनके लिए. हमें थग्रपना गाढ़ा पसीना और आंसू 
न बहाने पड़े होते | कुछु उदाहरण लीजिए, जिससे यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से ही यदि हम इन सेवाओरों की 
आ्रालोचना करे तो उसके राज्य-काल में जो 'सेवाएं? की गई उनमें प्रथम 
अफगान-युद्ध, बर्मा की दो लड़ाइयां ओर चीन, ईरान, नेपाल, लंका, 
मलका, सिंगापुर, जावा, केप कॉलोनी और मिश्र में की गई छोटी- 
मोटी फीोजी कारबाइयों का शुमार होता है। इन सब्र पर होनेबाला 
अन्वाधुन्ध खच हिन्दुस्तान से ही बयूल किया गया है । 

इसके बाद, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की समाप्ति के पहले हिन्दुस्तान को 
४ करोड़ पौंड गदर को दब्राने के हिसाब में देना पड़ा, ओर ३ करोड़ ७० लाख 
पोंड जो कम्पनी को उसकी पं॑जी ओर मुनाफे के नुकसान के हजजाने के नाम 
पर दिया गया वह भी हिन्दुस्तान के सिर पर लाद दिया गया । ऐसी ही परि- 
स्थितियों में*साम्राज्य के दूसरे भागों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार हुआ 
था । ब्रोअर युद्ध का (जो इंगलेए्ड के खिलाफ एक तरह का गदर था) खर्च 
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दक्षिश श्रफ्रिका को नहीं देना पड़ा था| इसी तरह जब रॉयल नाइगीरिया 
कम्पनी के अधिकार खरीदे गए तो होना अफ्रिका से न दिलवाया 
जाकर ब्रिटिश खजाने से दिया गया | इस भेद-मुलक व्यवहार का कारण 
स्पष्ट है । 


ब्रिटिश राजसत्ता के हाथों में शासनसत्र चले जाने के बाद भी 
पुरानी परम्परा ज्यों-की-त्यों बनी रही । पहले की ही भ्गंति माल की 
कीमत के बदले हमारे देश को जन्नरन 'सेवाएं? दी गई । इनमें से कुछ 
हिन्दुस्तान की सीमा के बाहर लड़ी गई लड़ाइयां थीं-जेसे अ्रबीसीनिया 
(१८६७), पेराक (१८७५), दूसरा अफगान युद्ध (१८७८), मिश्र 
(१८८०२), सूडान (१८८५), और बर्मा की (१८८६) । इन लड़ाइयों 
के ख्स का बोक हिन्दुस्तान के सिर पर लादने का कोई भी न्यायसंगत 
कारण नहीं हीन पर भी, इनमें से प्रत्येक युद्ध ने हमारे देश के खच का 
बोझ बढ़ाया | इन ख्चों का भार इतना श्रन्यायपूर्ण था कि कई बार 
इंगलेण्ड के सावंजनिक जीवन में महत््वपूण स्थान रखनेवाले लोगों ने 
भी उसके विरोध में आवाज उठाई; लेकिन वह नकारखाने में 
वूती की आवाज-सी साबित हुई । उन विरोधों का कोई नतीजा 
नहीं निकला । 


भारतीय इतिहास के पन्‍ने ऐसे श्रार्थिक श्रन्यायों के उदाहरणों से भरे 
पड़े हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में जो अ्ग्रगामी नीति (फारवड पॉलिसी) 
बरती गई थी, उसपर होनेवाला जितना खर्च हिन्दुस्तान को देना पढ़ा 
उसका अन्दाजा एक बार ७१॥ करोड़ रुपये लगाया गया था । इसमें 
१८७८-८०के अफगान-युद्ध का भी खर्च शामिल है। बर्मा को हिन्दुस्तान के 
साथ मिलाने में जो १०० करोड़ रुपए खच हुए वे भी हिन्दुस्तान के मत्थे 
मढ़े गए। इतना ही नहों, बल्कि लन्‍्दन में भारतीय दफ्तर रखने का 


जिटेन की “सेवाएं! न्‍ 


खच भी इसे ही देना पड़ा । ईरानी मिशन और चीन में कृूटनीतिक 
ओर व्यापारिक प्रतिनिधियों के रहने के खच का धो भी हिन्दुस्तान 
पर ही रक्खा गया | अदन के शासन का खर्च भी कुछ वर्षों तक पूरा, और 
बाद को आंशिक रूप में, हिन्दुस्तान को देना पड़ा, यद्यपि यह तो ब्रिटिश 
साम्राज्य की एक चौकी थी। कहां तक गिनाया जाय, जब 'मंजीमार 
ऐश्ड मारिशस केबल” तथा 'रेद् सी टेलीग्राफ कम्पनी जेसी अंग्रेज 
कम्पनियों को ब्रिटिश सरकार ने श्राथिक सहायता दी, तो हिन्दुस्तान को 
भी उसका एक हिस्सा देने के लिए मजदूर किया गया, यद्यपि हिन्दुस्तान 
को इनसे कोई फायदा नहीं था । 'रेड सी टेलीग्राफ कम्पनी! १व्षद्ष में 
स्थापित हुईं थी, श्रोर ५० साल के लिए ब्रिटिश सरकार ने गारण्टी दी थी। 
टेलीग्राफ लाइन चालू होने के एक ही या दो दिनों के बाद वह हृट गई, 
पर गारण्टी के अनुसार सरकार को सालाना ३६,००० पौरएड ४६ साल 
तक देने पड़े ओर हिन्दुस्तान को भी इसका एक हिस्ता देने के लिए बाध्य 
किया गया | फलतः यह अवधि समास होने तक हिन्दुस्तान को ८,२६,००० 
पोण्ड से श्रधिक देने पड़े । 'जंजीबार ऐश्ड मॉरिशस केबल कम्पनी! 
मॉरिशस ओर सेकेलिस का बाहरी दुनिया से सम्बन्ध करने के लिए 
सेनिक कारणों से, बनी थी | उससे हिन्दुस्तान को कोई खास फायदा नहीं 
था | फिर भी उसे २० साल तक इस कम्पनी को सालाना -१०,००० पौंड 
देने पढ़े । इससे भी श्राश्वयंबनक बात तो तब हुई, जब १८६८ में तुकों 
मुलतान के लन्‍्दन तशरीफ ले जाने पर इण्डिया आफिस में एक बड़ा 
तृत्य-समारोह हुआ श्रौर उसका खच भी हिन्दुस्तान को देना पढ़ा। इतना 
ही नहीं, बल्कि इलिंग के पागलखाने, जंजीबार मिशन के सदस्यों को 
उपहार ओर भूमध्यसागर के जह्यजी बेड़े के खच॑ का भी एक हिस्सा 
हिन्दुस्तान*्से बयूल किया गया । 


5 कजेदार से साहूकार 


हिन्दुस्तानकी सीमा से दूर लड़ी जानेवाली इन लड़ाइयों और 
अभियानों से हिन्दुतान का भला क्या वास्ता हो' सकता था १ 
यह कैसे कहा जा सकता है कि ये कारंबाइयां हिन्दुस्तान के हित के 
लिए. हुई थीं ! हिन्दुस्तान का इनमें क्या स्वार्थ हो सकता था ! 
हिन्दुस्तान की इच्छा इस सम्बन्ध में किस तरद जानी गई १ इन 
सवालों का आज तक कोई जवाच्र देते नहीं बन पड़ा; तथापि इससे इस 
बात में कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें सिफ लाड़ाइयों का खर्च ही नहीं देना 
पड़ा बल्कि उन लोगों की पेंशन को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ी, जिन्होंने 
इनमें हिस्सा लिया ओर जिन्होंने हमारे स्वार्थों की रक्षा न कर हमारी कुसेवा 
ही की | नतीजा यह हुश्रा कि आयात से निर्यात अधिक रहने ओर अ्रपने 
फक्त में बचत होने पर भी, सन्‌ १६२६ तक हम लोग इंगलेए्ड के ७० 
करोड़ पौंड के कणंदार बन गए थे । लड़ाइयों फी फिजूलखचियों आदि को 
पूरा करने के लिए हमपर भारी-भारी कर लगाए गए; और हमारे 
निर्यात में बची १४०० करोड़ रुषए की रकम देखते-ही-देखते काफूर हो 
गई | यही नहीं, बल्कि हमपर १००० करोड़ रुपए के कज का बोझ भी 
लाद दिया गया | 

संक्षेप में यही हमारे कजंदार होने की ददनाक कहानी है । 

पासा पत्रठा 

पर सन्‌ १६२८-२६ के बाद से पासा पलटना शुरू हुआ। 

व्यापार की मंदी ने इंगलेरड को स्वणमान (गोल्ड स्ट्रेएडड ) छोड़ने 
के लिए बाध्य किया | हिन्दुस्तानी रुपये का स्टलिंग से गंठबन्धन था, इस- 
लिए स्टर्लिंग का मूल्य गिरते ही रुपये की कीमत गिरी । इससे हिन्दुस्तान 
से सोने का प्रवाह विदेशों की ओर प्रारम्भ हुआ | हिन्दुस्तान व्म॑दियों से 
संचित सोने को बाहर भेजने लगा | उसका निर्यात खूब बढ़ा । इससे 


ब्रिटेन की 'सेवाएं' ७ 


पासा पलटा ओर हमारे देश की कजंदारी दूर होने लगी । १६२६-३० से 
१६ ३८-३६ तक, दस साल के अन्दर, हिन्दुस्तान के निर्यात की बचत करोब 
६०० करोड़ रुपए. तक पहुँच गई | | इसमें १६३६-४० से १६४१-४२ के 
युद्धकालीन वर्षों में २१० करोड़ रुपए को श्रोर भी वृद्धि हुई | इसमें यदि 
बाकी महीनों के व्यापार की रकम शोर नोड़ दें, तो प्रत्यज्ञ बचत १६२६ - 
३० से आज की तारीख तक कोई ६०० करोड़ रुपए होगी । 

हाल के वर्षों मं माल और सेवा का कुछ अप्रत्यक्ष! निर्यात भी हुआ है, 
जिसकी कीमत ब्रिटिय सरकार ने देना स्त्रीकार किया है । सन्‌ ।१६४२ 
के अन्त तक ऐसी रकम का कुल जोड़ ५०५ करोड़ रुपए था । 

इस तरह १६२६-३० से आजतक दमने अ्रिटेन को १४०० करोड़ 
रुपयों से श्रधिक का माल दिया है, जिसके बदले मं हम॑ कोई ठोस चीज 
नहीं मिली है | इससे हमारा स्टर्लिग-क्रण लगभग साफ हो गया है और 
हिन्दुस्तान अब कजदार से साहूकार देश बन गया है । 

यह कहना मुश्किल हे कि विदेशों में हमारी कितनी रकम जमा है। 
हमें इतना मालूम है कि जनवरी १६४३ तक रिजवे बेंक के पास ४४१ 
करोड़ रुपये के स्टलिंग थे, और दूसरी ओर हमें कुछ स्टलिंग का देना भी था। 
किन्तु इनके सिवा ओर भी रकमें हैं, जिनका सही अन्दाजा हम नहीं लगा 
सकते । उदाहरण के' लिए, हिन्दुस्तान की जमा रकम पर एक्सचेंज बैंक 
विदेशों में जो रूपया उवार देती हैं उसका अन्दाजा हम नहीं लगा सकते, और 
ने यही जान सकते हैं कि हिन्दुस्तान में बीमे का काम करनेवाली विदेशी 
कम्पनियों का कितना रुपया कहां लगा है और किस तरह उनका उपयोग 
किया जाता है। आज तक इस सम्बन्ध के आंकड़े रहस्य ही बने रहे हैं, और 
इसे जानने की कोशिशें हमेशा बेकार हुई हैं । दूसरी और अ्रंग्रेज पृंजी- 
पतियों की यहां के व्यापार में लगी रकमें हैं, जिनके वारे में कई तरह के 


प्र कजेंदार से साहुकार 


अंदाम लगाए गए हैं| मेरा खबाल है कि ऐसी रकम २० करोड़ पौंड या 
२६७३ करोढ़ रुपयों से ज्यादा नहीं है । 

ओ भी हो, एक बात स्पष्ट है कि देने की श्रपेत्ञा हमारा पाबना 
ज्यादा है, ओर उसके फलस्वरूप हमारा देश श्रब साहूकार देश हो रहा है। 


देश गरीब ही रहा 


लेकिन इससे क्‍या वास्तव में हमारी खुशहाली जाहिर होती है ! 
काश, ऐसा ही होता ! सच तो यह है कि यह हमारी खुशहाली का 
परियायक नहीं है | हमारे देश के कजंदार से साहूकार हो जाने पर 
भी हमारी दरिद्वता, हमारे अभाव, और हमारे कष्ट कम नहीं हुए, 
बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं । 

ऐसा क्‍यों ? भूखे रह कर ही हमने ये स्टर्लिंग जमा किए हैं| 
इंगलेण्ड को हमने श्रपनी बचत स्वेच्छा से नहीं दी है, बल्कि हमें विवश 
होकर देना पड़ा है। हमारे रहन-सहन का स्टेंडड पहले ही काफी नीचा 
था, लेकिन इंगलेंड की मनचाही जरूरते पूरी करने के लिए, हमें इसे 
श्रौर भी नीचे गिराना पढ़ा | इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां हर 
तरह के माल की खपत कम हो गई, जिपमें जीवन-निर्वाह, के लिए 
आ्रायश्यक चीजे भी शामिल हैं | 

पहले जीवन की दो सत्रसे बड़ी श्रावश्यकताभों को ही हम लेते हैं-. 
यानी भोजन ओ्रौर कपड़ा । इनके बारे में हमारी क्‍या स्थिति है ? जहांतक 
कपड़े का सम्बन्ध है, सन्‌ १६३६-४० से हमारी स्थिति लगातार खराब 
होती चलो जा रही है | मिल में बने कपडे को ही फिलहाल 
हम देखते हैं तो सन्‌ १६४२-४३ में नागरिकों को (सेनिकों को छोड़कर) 
केक्ल २३,००० लाख गज कपड़ा मिला, जब कि १६ ३८-३६ में ४६,३४४ 
जाख गज मिला था | यह लगभग ४० प्रतिशत की कमी है । 


जिटेन की 'सेवाएं! 


लोगों को पहनने को कपड़ा ही कम नहीं मिलता, बल्कि खाने को 
नाज भी कम मिलता है| सरकार की ओर से इस बात का दिंदोरा पीठ 
जाता है कि भ्रधिक अज्न उपजाने के लिए सरकार की झोर से जो 
आन्दोलन किया गया है उसमें कामयात्री मिली है । लेकिन इसके 
बावजूद भी खाद्य-सामग्री-सम्बन्धी स्थिति को देखकर देश के बहुसंख्यक 
लोग, नो चिन्तित हो रहे हैं, वह ठीक ही हे । 


सावधानी के साथ लगाए गए एक हिसाब से मालूम होता है कि 
१६१५ में इस देश में नाज की पेंदावार पूरी श्राबादी के लिए काफी नहीं 
थी | प्रायः ५ करोड़ आदमियों का गुजारा विदेशी अन्न से ही हो सकता 
था। तबसे स्थिति श्रोर खरात्र ही हुई है। बर्मा, थाईलेएड और हिन्द-चीन 
से जो ११ लाख टन से २६ लाख टन तक चावल आता था वह अब नहीं 
आरा सकता | इधर जब कि आयात बन्द हो गया है, हमारी आ्रवश्यकताएं 
बढ़ गई हैं| सिफ हिन्दुस्तान में ही ज्यादा श्रादमियों को नहीं खिलाना 
पढ़ता, बल्कि बाहर भी लोगों के लिए श्रन्न भेजना पड़ता है। लंका और 
अरब श्रादि, जो देश पहले बमां से चावल मंगाते ये, अ्रब्र उसके लिए 
सिफ हिन्दुस्तान पर निभर करते हैं । नाज की कमी की हालत और धिगढ़ने 
का एक बड़ा कारण यहां की, ओर दूसरी जगहों की, फो्जी जरूरतें भी हैं। 


सरकार ने हाल में यह कद्दा है कि १६४३ में खाद्य-पदार्थों का कुल श्रभाव 
२० लाख टन--यानी कुल पैदावार के ४ प्रतिशत से अ्रधिक न होगा। 
लेकिन ऐसे मामलों में आ्रांकड़ों से सारी हकीकत मालूम हो जाती है, यह 
मैं नहीं मानता । यह कमी तो कहीं ज्यादा है; क्‍योंकि यह ४ सेकड़े की 
कमी सेनिक ओर नागरिक लोगों पर एक-सी लागू नहीं है | नागरिकों के 
लिए यह कमी कहीं ज्यादा है। इसका श्रथ यह हुआ कि “४ प्रतिशत कमी”? 
से जितना श्रभाव मालूम पड़ता है वास्तविक ग्रमाव उससे कहीं ज्यादा है। 


१० कजदार से साहूकार 


आंकड़े श्रगर श्रासानी से मिल सकते तो जीवन की दूसरी श्रावश्य- 
कताओ्रों की कमी के बारे में भी ऐसा ही हाल मालूम पढ़ता । इसलिए, 
यह तय बात हे कि जो स्टलिंग हम इंगलेण्ड में बचत के बतोर जमा कर 
सके हैं बह रकम हमारे जीवन की कई आवश्यकताओं के श्रपूर्ण रहने और 
हमारे भूखे रहने के कारण ही जमा हो पाई है। 

जब यद्द हाल है तो दुर्दिन के समय रक्षा के लिए हम अ्रपनी बचद 
को सुरक्षित न रख सकें तो यह हमारा एक घोर अपराध[होगा; क्योकि यह 
निश्चित है कि जल्दी या देर से कभी दुर््तिन आयगा अवश्य | 


तुलना 

दूसरी बातें कहने के पहले यह बतला देना ज्यादा अच्छा होगा, कि 
ऐसो परिस्थिति अनी स्टर्लिंग की जमा रकम के सम्बन्ध में दूसरे देशों 
ने क्‍या किया | पहले हम स्वराज्यप्राप्त उषनिवेशों को ही लेते है, जिन्हें 
डोमीनियन कहा जाता है | 

जिसे स्टर्लिम-क्षेत्र कहते हैं उसके सदस्यों में, यानी जो अपना वेदेशिक 
कीष या रिजव स्टर्लिंग में रखते हैं उनमें, किसी डोमीनियन या क्राउन 
कॉलोनी का स्टर्लिंग रिजव हिन्दुस्तान के बराबर नहीं है । जनवरी के 
अन्त में भारतीय समाचारपत्रों में 'रायटर' का निम्न आशय का तार 
छुपा थाः-- 

४भारतीय रेलवे कम्पनियों के ३१० लाख पौंड के डिबंचर हाल में 

चुका दिए गए हैं, पर यह रकम भारत-सरकार के संचित स्टर्लिंग 

का एक अंशमात्र है। स्टलिंग की यह बचत ८ जनवरी १६४३ को 

समाप्त होनेवाले वर्ष में २१४२ लाख पौंड से बढ़कर ३,०८३ लाख 

पॉड हो गईं, यद्यपि पिछले १२ महीनों में बहुत-सा ऋशु 'चुकाया 

गया, निक्षमें ६ जनवरी को चुकाथा गया ६०० लाख पोंड का ऋण भी 


तुलना ११ 


शामिल है | दूसरे देशों के भी स्टर्लिंग जमा हो रहे हैं। पिछले बारह 
महीनों के ताजा आंकड़ों से मालूम होता दे कि ऑस्ट्रेलिया का स्टर्लिंग- 
संग्रह ३६० लाख पौंड से ५६० लाख पौंड हो गया; न्यूनीलेर्ड का 
१२० लाख पोंड से २५० लाख पोंड और आ्रायर ( आयलेंण्ड) का 
१८० लाख पोंड से ६३० लाख पॉंड | दक्षिण श्रक्रिका एक श्रपवाद 
है | यह अपनी बचत सोने में रखता है, इसलिए स्टलिंग की 
बचत कुछ नहीं के बराबर है ।” 


उपयु क्व तार से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान को छोड़कर स्टर्लिंग- 
क्षेत्र के सदस्य अपनी थोड़ी मृहत की जरूरतों के लिए कम-से-कम 
स्टलिंग लन्दन में रखते हैं। दक्तिण श्रफ्रिका स्टलिंग में कुछ न रखकर सोने 
में अपनी बचत रखना पसन्द करता है| बचत से मेरा मतलब उस रकम 
से हे, जो दक्षिण श्रफ्रिका के स्टलिंग-ऋण आर वहां लगी हुई ब्रिटिश पूंजी 
को चुकाने के बाद बचती है। वहां लगी ब्रिटिश व्यापारिक पृंजी की चुकाई 
शुरू हो चुकी है,ओर संभव है कि युद्ध के श्रन्त तक ऐसी सारी पूंजी चुक जाय। 

केनेडा तो स्ट्लिंग-से त्र का सदस्य तक नहीं है, यद्यपि इसने अपनी 
बचत का एक हिस्सा स्टर्लिंग में रखना स्वीकार किया है । युद्ध के प्रारग्म 
से मार्च १६४२ के अन्त तक केनेड। में ब्रिटेन को १८,७०० लाख डॉलर 
का देना हो गया था, जिसको इस तरह निपटाया गयाः--- 


ब्रिटेन ने केनेडा को सोना दिया २,४०० लाख डॉलर 
सरकारी ऋण चुकाया ७,१४० लाख डॉलर 
ब्रिटिश व्यापारियों की लगी पूंजी चुकाई १,२६० लाख डॉलर 
स्टरलिंग बचत जो उधार दी गई ७,००० लाख डॉलर 
स्टलिंग बचत जो दान दी गई ८०० लाख डॉलर 


१८,७०० लाख डॉलर 
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इस उपनिवेश ने, स्वातन्त्य“उपभोग के कृतशतास्वरूप' और अपनी 
खुशदाली के कारण श्रपने मूल देश को सहायता दी उसे नगशण्य सिद्ध 
करने की मुझे कोई इच्छा नहीं हे, 7र इस सम्बन्ध में कुल बातें मैं श्रवश्य 
कहना चाहता हूं । 


पहली बात तो यह है कि केनेडा के १८,७०० लाख डॉलर मोटे तौर 
पर हमारे ५६१ करोड़ रुपयों. के करोच होते हैं, ओर श्रगर ठीक तरह से 
विचार करना है तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मित्र-देशों को 
हिन्दुस्तान ने जो माल और सेवा दी उसकी कीमत सन्‌ १६४२ के अन्त 
तक ५०४ करोड़ रुपए हुई थी श्रोर हिन्दुस्तान को यह रकम स्टर्लिंग में 
लेनी पड़ी | निस्संदेह तबसे यह रकम और बढ़ी ही है । 

इन बातों को ध्यान में रखते हुए. विचार करने पर साफ मालूम 
पढ़ता है कि ब्रिटेन और केनेडा के बीच जो लेन-देन का तसफिया 
हुआ है और केनेडा ने ब्रिटेन की जो मदद की है उसमें उसने, स्वयं अपने 
एक नेता के शब्दों में, आदशवाद ओर पक्की व्यापारिक बुद्धि से काम 
लिया है । केनेडा ने कुछ भुगतान सोने में लिया है। इसके अल।वा उसने 
न केबल काफी सरकारी ऋण, बल्कि केनेडा में लगी अंग्रेजों की व्यापारिक 
पूंजी भी चुकता कर दी है। इसके बाद भी जो रकम बाकी रद्द गई उसमें 
से कुछु तो उसने अपने सबसे अच्छे ग्राहक्त देशको कज दे दिया 
और बाद में १०,००० लाख डॉलर, जो ३०० करोड़ रुपयों के बराबर 
होते हैं, दान दे दिया । 

यह तो हुई साम्राज्य के महइत्त्वपूणं देशों की बात; अ्रब साम्राज्य 
के बाइर, अजेण्टाइन-जेसे देशों की बात लीजिए, जिनके साथ यह 
समभौता हो गया हद कि वे स्टर्लिंग में मुगतान लेंगे । अर्जेण्टाहम के साथ 
ओ समभौता हुआ था उसके अनुसार यह निश्चित था कि १०,००,००० 
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डॉलर से ज्यादा अ्रजेस्टाइन को जो भी बचत रकम इंग्लेश्ड के लिम्मे 
निकलेगी, वह सोने में बदल दी जायगी । सन्‌ १६४० में एक दूसरे समभौते 
द्वारा इस व्यवस्था को बदल दिया गया। नए सम भौते के अनुसार इंग्लेंड 
ने यह शर्त मंजूर कर ली है कि अगर कभी डॉलर के मुकाबले स्टलिंग की 
कीमत गिर जायगी, तो हर्जाना देकर श्रजेंए्टाइन को घाटे की रकम पूरी 
कर दी जायगी | यह बस्तुतः सोने क्वी गारएटो है, जिससे स्टर्लिंग-सम्बन्धी 
सारी बतमान और भावी स्थिति अ्रजेण्टाइन के पक्त में हो जाती है | 
ऊपर बताई गई बातो से स्पष्ट हे कि हिन्दुस्तान के साथ खास दंग 
का व्यवहार किया गया है श्रोर उसे इस बात के लिए मजबूर किया गया 
है कि अपने माल ओर काम के बदले भारी परिमाण में स्टर्लिंग ले, 
जबकि उसे यह श्राश्वासन भी नहीं दिया गया कि माल या सोने के 
मुकाबले स्टरलिंग की कीमत गिरी तो उसके स्वार्थों की रज्ञा की जायगी । 


भारत की अनोखी देन 


इगलेण्ड के 'इक्रोनोमिस्ट? पत्र ने जनवरी में लिखा था कि इंगलेए्ड 
में, साम्राज्य के अन्दर और बाहर के देशों का कुल ६,००० लाख स्टर्लिंग 
जमा है? जिसका प्रायः श्राधा भाग, जेसा भे श्रभी बता चुका हूं, हिन्दुस्तान 
का है । इससे यह पता चलता है कि इस देश ने ब्रिटेन के .लिए. श्रपने 
सस्‍्वार्थों की किस कदर बलि देकर, सिफ उधार पर माल और सेवाएं देने 
के रूप में ब्रिटेन युद्ध-उद्योग की सहायता की है। 

हमने जो सहायता दी वह हर तरह महस्वपूर्ण है; साथ ही, श्रनोखी 
भी है, क्‍योंकि हमने यह सहायता भूखे पेट रह कर की है । केनेडा, 
ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रिका जेसे देशों का रहन-सहन हमसे कहों ऊंचा 
रह है, औ्रौयु उनके पास देनिक जीवन के उपयोग में श्रानेबाला माल भी 
ज्यादा था। इसलिए, स्वमावतः कमखर्ची या स्वार्थ-त्याग करने की उनके 
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पास ज्यादा गुंजाइश थी। उन्हें अपनी जरूरत कम करने में वेसा त्याग 
नहीं करना पढ़ा, जेसा कि हिन्दुस्तान को । इसे तो मित्रर्रष्ट्रों के 
युद्ध-उद्योग में इतने बड़े पेमाने पर सहायता करने के लिए अपने को अ्रधपेट 
ओर भूखा रखना पड़ा | विभिन्न उपनिवेशों ओर मातहत देशों द्वारा मित्र- 
रष्ट्री को दी गई सहायता के तुलनात्मक ग्रध्ययन में इस बात को कभी 
नहीं भूलना चाहिए. । 


इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी है | साधारणतः ऐसी सहायता 
या युद्ध-उद्योग का हिसाब रुपयों में लगाया जाता है | परन्तु- इससे अधिक 
न्यायपूर्णं तरीका मानव-भ्रम के इश्कोण से इसका हिसाब लगाना होगा। 
इस आधार पर हिसाब लगाया जाय तो श्रनायास ही हिन्दुस्तान का नम्पर 
पहला होगा, ओर इसकी सहायता ऐसी निकलेगी जिसका कोई मुकाबला 
नहीं कर सकेगा । 


मैंने केनेडा की १०,००० लाख डॉलर की भेंट का जिक्र किया है। 
कुछ लोग ऐसा कहद्ट सकते हैं कि हम भी उसका अनुसरण करें।में चाहता 
हूँ कि हमारी परिस्थिति जेंसी है उससे भिन्न होती ओर हमारे लिए 
यह उपहार ऐसी वस्तु होती जिसका त्याग करना हिन्दुस्तान मुश्किल न 
समभता । परन्तु वतमान दयनीय अवस्था में हमारे देश की इस तरह दान 
करने की क्षमता कहां है ? फिर भी, यह न भूलना चाहिए, कि जेसी स्थिति 
है उसमें भी हिन्दुस्तान माल और सेवाएं बाजार से बहुत नीचे दाम पर दे 
रहा है । पाट की बना माल, सीमेण्ट, इस्पात, कपड़ा और कई दूसरी 
चीजें जिन दामों पर खरीदारों कौ मिलती हैं उनसे कहीं कम दामों पर 
ब्रिटेन को दी जा रही हैं| साधारण खरीदारों की अपेत्ञा जिस कदर कम 
दाम पर हम ब्रिटेन को माल देते श्रा रहे हैं उसीमें हमारा दान छिपा हुआ 
है, जिसकी कीमत रुपयों में अभी कृती तक नहीं गई है । परन्तु इससे 
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हमारी सहायता कम नहीं हो जाती, ओर इसका महत्त्व तो उपयुक्त रूप 
में स्वीकार किया ही जाना चाहिए। 


इसके साथ ही, जब हम भारत की देन का अनुमान लगाने बेठे तो, 
भारत या श्रमेरिका के बाजारों में प्रचलित भावों से कहीं नीचे भावों पर 
बेची जानेवाली भारत की चांदी का भी हमें हिसाब लगाना होगा। 
इस तरह जो करोड़ों की ज्ांदी वेची.गई है, उसके सही आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, यह निस्सन्देह दुख की बात है | 

हमारी मांग 

अब सवाल यह है कि हम ऋद्तते क्‍या हैं--अपनी स्टर्लिंग बचत की 
हम किस प्रकार अच्छी तरह रक्चा कर सकते हैं ! 

ब्रिटिश सरकार से हमारी पहली मांग यह दोनी चाहिए कि 
हमारी स्टलिंग की बचत रकम, जा श्रभी हे या बाद को इकट्ठी होगी, 
किसी तरह न४्ट न की जायगी, इसका वह हमें ग्राश्वासन दें | 

पिछली लड़ाई का अनुभव इस सिलसिले में सवंथा सुखद नहीं कहा 
जा सकता | यह बात छिपी नहीं है कि पिछुली लड़ाई के वहुतसे खच, 
जो ब्रिटिश सरकार को देने चाहिए थे वे हिन्दुस्तान के मत्व मढ़े गए। 
अगर हिन्दुस्तान अपने माग्य का निर्णय स्वयं कर सकता, तो जितनी 
रकम उसे लड़ाई के खच् के हिसाब में मिली थी उससे कहीं ज्यादा 
रकम मित्रती | परन्तु जो मिला था वह भी बाद में यो ही बन्दरबांट में 
गायब हो गया । 

सन्‌ १६१६ में, यानी युद्ध के कुछ दिन बाद, हिन्दुस्तान के पास सोने 
और स्टर्लिंग मं १२२|| करोड़ रुपए. थे | घोर विरोध होने पर भी इसका 
एक खासा भाग नकली विनिमय-दर बनाए. रखने में स्वाह्य कर दिया 
गया । इसका नतीजा यह हुआ कि १६१६ के १२२॥ करोड़ सन्‌ 
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१६३१ में घटकर सिफ ४॥ करोड़ रह गए, और हमारा स्टर्लिंग-ऋण 
१६१६ के ३०४ करोड़ से बढ़कर सन्‌ १६२६ में ४७२ करोड़ हो गया। 
श्रगर हिन्दुस्तान सावधान न रहा तो इतिद्षास की पुनरादृत्ति हो सकती है । 
अतः हमें बराबर सावधान रहना चाहिए और यह मांग करनी चाहिए 
कि जिस खर्चे से हमारी श्रपनी सीमांश्रों की रक्षा का सीधा सम्बन्ध नहीं 
है वह हिन्दुस्तान के नाम न लिखा जाय; किसी भी काम के लिए हमारे 
स्टरलिंग की बचत अलग न की जाय; और न तो भविष्य में पेंशन चुकाने 
के लिये आज ही ब्रिटिश सरकार को एक मोटी रकम दे दी जाय 
और न युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण के लिए कोई रकम नियत की जाय । 
हमारी रकम पर हमारा पूरा कब्जा रहे, क्‍योंकि हमारी रकम हमारी 
अपनी है| किसीको हमसे यह कहने का अधिकार न होना चाहिए कि 
अपने कोष का हम क्‍या करें, या क्‍या न करें। इस मामले में इससे कम 
कुछ भी हमको स्वीकार नहीं हो सकता । 


परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात इस बात की सावधानी रखना है, कि 
भविष्य में हमारे बचे हुए. स्टलिंग की कीमत कम न हो जाय । लड़ाई के 
बाद स्टलिंग या डॉलर की क्या स्थिति होगी, यह कोई नहीं कह सकता | 
झोर चू कि हिन्दुस्तान स्टलिंग का जुआ नहीं खेल सकता, इसलिए यह 
जरूरी हे कि इंगलेंड में इसने जो रकम पेट काटकर इकट्ठी की है उसकी 
अन्तर्राष्ट्रीय एक्सचेंज के बाजार की गड़बड़ से पूरी रक्षा की जाय । 


स्टलिग में हमारी जो इतनी रकम इकट्ठी हुई हे वह हमारी इच्छा से 
नहीं हुई है। अपने माल के बदले हसने स्टिंग इसीलिए लेना स्वीकार 
किया कि इंगलेण्ड दूसरें रूप में देने को तेयार नहीं था | वह चाहता तो 
कुछ हिस्सा सोने में दे सकता था--(पर हमारे सोने के बदले में भी स्टर्लिंग 
मिला), कुछ डॉलर में (पर हमारे श्रमेरिका के व्यापार की बचत रकम के 
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बदले में मिले डॉलर भी स्टर्लिंग में बदल दिए गए), और कुछ माल के 
रूप में | परन्तु उसने वही तरीका चुना, जो उसके लिए. सबसे लाभप्रद 
था, यानी स्टर्लिंग में देने का--जो कि हिन्दुस्तान के प्रति अत्यन्त 
अन्यायपूर्ण है | 

इस तरह नेंतिक दृष्टि से इंगलेंए्ड पर हिन्दुस्तान का ऋण स्टर्लिंग में 
नहीं, बल्कि माल के रूप में है। और सही रूप में कहें तो यह ऋण मानब- 
श्रम के रूप में है। हिन्दुस्तान ने'बड़ी मेहनत से माल तैयार किया और 
उसे इंगलेंड को दे दिया | इसीलिए वह न्यायतः यह मांग कर सकता है 
कि जितने मानव-श्रम का माल उसने इंगलेंड को दिया उतने ही मानव- 
श्रम का माल उसको बदले में मिलना चाहिए। सत्रसे कम मांग जो वह 
कर सकता है वह यह है कि मानव-श्रम के हिसाब से स्टरलिंग का दाम 
न गिरने पाए, इसकी पूरी गारण्टी मिले। 


स्टलिंग के दाम गिरने की सम्मावना से हिन्दुस्तान को किस तरह 
संरक्षित रखा जा सकता है ? इसके तीन तरीके हैं-- 


(१) हमारे स्टिंग सोने में बदल दिए, जायं; 
(२) डॉलर में बदल दिए बजाय॑; श्रथवा 

(३) माल में बदल दिए ज्ञाय॑ | 

आइए, इनमें से प्रत्येक की जरा परीक्षा करें ! 


युद्ध के बाद सोने को क्या स्थिति होगी, यह बिलकुल अनिश्चित है | 
युद्ध के बाद भी सोने का मदत्त्व रहेगा, परन्तु हो सकता है कि बिलकुल 
आ्राज का-सा न रदे | जिस तरह विज्ञान की उन्नति हो रही है उससे 
भविष्य में किसी परिस्थिति में सोने की पूछ कम हो जाय तो किसीको 
अ्राश्चय न होना चाहिए | सोने को मूल्य आदमी ने दिया, और वह चाहे 
तो वापस मी ले सकता है । अमेरिका के तहखानों में सोने की मरमार है, 


श्द कर्दार से साहूकार 


इसलिए इसका वतंमान महत्त्व बनाए रखने में उसका स्वार्थ है । परन्तु 
क्यों चीन और रूस भी इसी तरह या इसी हृद तक इसका महेत््व बनाए 
रखना चाहेंगे इसमें सन्देह है ! 


इसलिए सोने के साथ अश्रपनी स्टर्लिंग-बचत का गंठबन्धन करना 
ठीक न द्वोगा | 


माल के हिसाब से डॉलर का भी भविष्य उतना ही अनिश्चित हे, 
जितना कि स्टर्लिंग का । संयुक्त राष्ट्र ( अ्रमेरिका ) की जिंसों का इंडेक्स 
नम्बर ( सूचक अंक ) काफी बढ़ चुका है । मूडी के नामसे चलने 
वाले इंडेक्स नम्बर से पता चलता है कि सन्‌ १६३१ में जहा वह १०० 
था, वहां पिछले ८ दिसम्बर को वद्दी बढ़ कर २३५.५४ हो गया था। 
इसलिए हमें श्रपनी स्टलिग-ब्रचत को डॉलर में भी नहीं बदलना 
चाहिए; क्योंकि स्वयं डॉलर की कीमत घट रही है ओर किसी समय ओर 
भी घट सकती है। 


इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद मुझे मालूम 
पड़ता है कि सबसे अ्रच्छा संरक्षण यह हो सकता है कि हमारे स्टरलिंग का 
गंठबन्धन इंगलेण्ड की जिसों के इंडेक्स नम्बर से कर दिया जाय | 


इसका क्‍या मतलब द्वोता है, यह समझ लेना चाहिए. । इस समय 
हंगले एड में इंडेक्स नंबर लगभग १३७ होगा, जिसका मतलब यह है कि 
लड़ाई शुरू होने से श्रवतक चीजों के दाम ३४ प्रतिशत बढ़ गए हैं । 
जिस समय हमने अपना माल इंगलेर्ड को दिया होगा उस समय औसत 
इंडेक्स नम्भर लगभग १२४ रहा होगा । तक के लिए मान लिया जाय 
कि हमारी स्टरलिंग-बचत का सम्बन्ध इंडक्स नम्बर १२५ से हो गया, 
युद्ध के बाद यदि स्टर्लिंग के दाम गिरें और इंडेक्स नम्बर बढ़करर २५४० 
भी हो जाय, तो हमारी स्टर्लिंग-अचत अपने-आप ही दूनी हो जायगी और 
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स्टर्लिंग की गिरी हुई क्रय-शक्ति का उसपर कोई झसर न होगा । इस 
तरह इंडेक्स नम्बर हमारे लिए. एक दाल रहेगा और स्टर्लिंग के मूल्य की 
घटा-बघढ़ी का हमपर कोई असर न होगा | 


स्टर्लिंग के दाम गिरने और समभोते के अ्रनुसार हमारी स्टर्लिंग- 
बचत के दूने हो जाने से मुद्रा के हिसाब से इ्न्दुस्तान श्रधिक रुपयों का 
पावनेदार हो जायगा, और इंगलेण्ड अधिक कर्ंदार बन जायगा। पर 
क्या इसका अर्थ भारत का लाभ, और इगलेण्ड का नुकसान है ! 

नहीं | 

इसका मतलब तो केवल इतना ही होता है कि श्राज श्रपने सटलिंग 
के बदले हिन्दुस्तान को जितना माल मिल सकता है, स्टलिंग की कीमत 
गिर जाने पर भी उसे उतना ही मिलेगा । हमने जो माल दिया उसका 
दाम इंगलेंरड स्टर्लिंग में आंकता है । चीजों की कीमत तय करने के 
लिए इस तरीके से हमें विशेष प्रम नहीं है। माल ओर सेवा की कीमत 
लगाने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं | श्रगर हम इस बात पर जोर न दें 
कि जितना माल हमने दिया, वापस मिलने का समय आने पर हमें उससे कम 
न दिया जाय, तो हम अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक झगड़ों के दलदल में फेस जायंगे 
जिनपर दमारा कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा । माल की माल के खझुप में 
कीमत तय करने का कोई पूर्ण तरीका नहीं है, परन्तु बतमान अ्रवस्था में 
इंडेक्स नम्बर से कीमत तय करना ही सबसे श्रच्छा तरीका मालूम होता है। 
अगर इस मांग के मूलभूत सिद्धात को स्वीकार कर लिया जाय तो सम्भव 
है कि विशेषश्ञ इसे ओर उन्नत बना सकें। जो भी हो, विनिमय के भड़े में 
हम पड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें इसी बात का आग्रह करना चाहिए 
कि जब भुगवौन का समय श्राए तो हमें उस माल से कम न मिले, जितना 
कि हमें उस समय मिलता जब इमने इंगलेएड को अपना माल बेचा था। 


२० कंजेदार से साहकार 


अब हम लोग यह भी विश्लेषण करें कि किस तरह कजंदार राष्ट्र 
साहूकार राष्ट्र को अ्रपना कजे चुकाता है । वह या तो सोना-चांदी मेज 
सकता है, या माल, अ्रथवा श्रपनी सेवाएं अ्रपण कर सकता है । जब 
इंगलेर्ड हमारा कर्ज चुकाना चाहेगा तो उसे इन्हींमें से कोई ज्ञात 
करनी पड़ेगी । स्पष्टतः हमें अंग्रेजों की “सेवाओं? की बिलकुल 
जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले का श्रनुभव ही काफी कटु है | हम या तो सोना- 
चांदी,ले सकते हैं, याः माल--बहुत करके माल पेदा करने का सामान हम 
पसन्द करेंगे, जिसकी कि लड़ाई के बाद हमें जरूरत होगी | परन्तु हम यह 
नहीं चाहते कि कजदार देश होने का इंगलेर्ड फायदा उठाए औ्रौर वह 
इतने ज्यादा दाम श्रपने माल के मांगे, जो हमारे माल की उस समय की 
कीमत से मेल न खाए. जबकि हमने माल दिया था । 


लन्दन के एक श्रथंशास्री ने एक योजना तेयार की है; परन्तु उसमे 
अपना नाम गुप्त रक्खा हे। इस योजना को लन्दन के बड़े व्यापारियों का 
सहयोग प्राप्त है, और शायद ब्रिटिश सरकार का भी | इस योजना में लड़ाई 
के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय 'क्लीयरिंग हाउस” की व्यवस्था है, जो सारे अ्रन्तरा- 
ध्ोय व्यापार ओर विनिमय का इंतजाम एबं नियन्त्रण करेगा। इसके सिवा 
देश के श्रन्दर के बाजारों में दामों को स्थिर रखने की भी इसमें सिफारिश 
हैं। यह सारी योजना इंगलेण्ड ओर अ्रमेरिका को ध्यान में रखकर बनाई 
गई है। एशिया श्रथवा भारत का इसमें कोई स्थान नहीं | योजना का मुख्य 
सिद्धान्त यह है कि लड़ाई के. बाद साहूकार देश कजंदार देशों का माल 
युद्ध के क्जों के बदले में स्वीकार करे । इस योजना से जान पड़ता है 
कि इंगलेए्ड इसके जरिए अमेरिका का मनोभाव जानना चाहता हे । 
मान लीजिए अमेरिका ने इंगलेए्ड से यह कह दिया कि-- 


“पेसो (दक्षिण अमरीकी सिक्के), मार्क, फ़ क और स्टर्लिंग हमारे 
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लिए, बेकार हैं, क्‍योंकि ये तो अपने ही देशों में कानूनी मुद्रा है, और मैं 
तुम्हारा सामान भी खरीदना नहीं चाहता । तुम्हारी जिम्मेदारी तो यह है 
कि मुमे मेरी मुद्रा यानी डॉलर में भुगतान करो | मैं यह जानता हूं कि तुम 
डॉलर नहीं बनाते, औ्रोर इन्हें तुम हमारे यहां माल बेचकर ही पा सकते 
हो | पर में चुगी की दीवार खड़ी करके चाहे तुम्हारे यहां से आनेवाले 
माल की हृद बांध कर तुम्हारा यह काम रोकभा चाहता हूं। तुम चाहोगे 
यहां माल बेच कर भुगतान करना, ओर मेरी चेष्टा यह होगी कि इसमें 
तुम्हें सफलता न हो । श्रगर तुम विफल हुए. तो ईश्वर ही तुम्हें ' बचा 
सकेगा ! क्योंकि उस हालत में में विदेशी विनिमय के बाजार में तुम्हारी 
मुद्रा बेचना शुरू कर दू गा, ताकि जो कुछ मिले, मिल जाय और तुम्हारी 
विनिमय-दर गिरकर तुम्हारे यहां ग्रनियन्त्रित मुद्रा-प्रसार हो जञाय। 
दूसरा उपाय यह है कि तुम मुझसे चक्रशृद्धि ब्याज पर कजे लो | इससे 
बला सिर्फ कुछु दिनों के लिए टल जायगी। हां, जब कभी श्रायगी तब 
ओर भी भयंकर रूप में ।” 


उस हालत में स्टलिंग के भविष्य, अपने रहन-सहन के स्टेर्डड श्रौर 
अमेरिका के साथ श्रपनी मेंत्री के सम्बन्ध में इंग्लेर्ड को जो चिन्ता 
होगी उसे हर कोई समझ सकता है। मेरी उससे पूरी भह्ानुभूति है । परन्सु 
यदि इंग्लेर्ड अ्रमेरिका को माल देने की सुविधा चाहता है, तो हम भी इंग्लेड 
से यह आग्रह क्‍यों न करें कि “हम तुम्हारा माल चाहते हं--सामांन पैदा 
कर्नेवाला माल या साधन चाहते हैं, स्टरलिंग के बंडल नहीं; जिनकी कि 
कीमत निश्चित नहीं है। हम कोई अ्रन्यायपूर्ण मांग नहीं करना चाइते | 
हम जो चाहते हैं वह यही है कि तुम्हारे स्टर्लिंग की कीमत गिरने से तुम 
अपना भुगतान देने से न बचो, और स्टर्लिंग के बजाय .माल के रूप में 
झपना कर्ज हमने निश्चित किया होता तब जितना माल हमें मिलता 


२२ कंजेदार से साहुकार 


उससे सिफ आ्राधा या एक-चौथाई ही देकर न ठाल दो ।”? 
कुछ लोग पूछते हैं कि क्‍या ऐसा कोई प्रशन्ध . सम्मव है ! में कहता 
हूँ कि हां, यह. बिल्कुल सम्भव हे | 


“रायटर के मंवाददाता ने १७ माच को एक तार में युद्ध के बाद 
की करेंसी-सम्बन्धी समस्याओं पर इंगलेर्ड और अमेरिका में हुई 
बातचीत की श्रालोचना करते हुए बड़ी दिलचस्प बात लिखी थी। वह 
यह थीः-- 


“कुछ आलोचकों का प्रस्ताव हे कि एक्सचेंज की घयबदढ़ी 
की जोखिम न रहने दी जाय, ताकि जिन देशों को बचत को उम्मीद 
हो वे इस योजना को स्वीकार कर सके | सिद्धान्तः यह जोखिम 
मियई जा सकती है और ब्रिटेन का अजेरंटाइन के साथ जो 
बन्दोबस्त है-जिसके अ्रनुसार ब्रिटेन ने यह बात मानली है कि स्टर्लिंग 
का दाम जितना गिरेगा उतना ब्रिटेन पूरा कर देगा ताकि श्रजंग्टाइन 
को श्रप॑नी स्टरलिंग की बचत रकम में सोने के दाम के मुकाबले 
नुकसान न हो--उसका अनुसरण किया जा सकता है ।” 

विनिमय में घटा-बढ़ी का खतरा मिटाया जा सकता है, ऐसा कुछ विशेषश 
कहते हैं। में स्टर्लिंग के बदले माल लेने के सम्बन्ध में ठीक यही कहता हूँ । 
' अर्जेएटाइन के स्टर्लिंग का श्रगर सोने से गंठबन्धन हो सकता है तो 
हिन्दुस्तान के स्टर्लिंग का गंठबंधन सामान ' पेदा करनेवाले माल 
या साधनों के इंडेक्स नम्बर के साथ क्‍यों नहीं हो सकता १ सोना एके 
कीमती जिस के सिवा कुछ नहीं हे। इसलिए जिस तरह अजेंस्टाइन 
की स्टर्लिग-बचत की रकम का सम्बन्ध सोने से कर दिया गया उसी तरह 
इसारे स्टर्तिंग का इंडेक्स नम्बर से सम्बन्ध कर देने में कोई कद्िमाई नही 
होनी चादिए.। 


देभारी मांग श्३ 


आप पूछ सकते हैं कि ये सारी बातें तो स्टलिंग की कीमत गिर 
जाने की संभावनाओं को दृष्टि में रखकर कही गई हैं; लेकिन अमर 
स्टर्लिंग की कीमत बढ़े तो ? ऐसे समय में जब कि विनाश का 
चक्र दिन-रात चल रहा है और भविष्य अ्रन्धकारपूर्ण श्रौर अनिश्चित 
है, जत्र कि संतार के विचारक यह सोचने में लगे हैं कि लड़ाई 
'के बाद गरीबी, बेकारी और संघर्ष की समस्याशञ्रों का कैसे 
हल दो सकेगा, और लोग “भविष्य कौ घबराहट और भय की 
दृष्टि से देख रहे हैं --स्टलिंग की कीमत बढ़ने की बात बेवकूफी नहीं 
तो और क्या है ? यह तो वही बात हुई कि कोई बुड॒ढा नोजवान बन जाय 
तो क्‍या हो ? कोई पागल ही ऐसी बात कर सकता है। श्रगर कोई चमत्कार 
हुआ ओर स्टर्लिंग का मूल्य बढ़ ही गया तो क्या द्वोगा १ इंगलंण्ड को 
इसकी खुशी मुघारक हो | श्रगर ऐसी श्रसम्भव घटना घटी तो हम भी 
उसके साथ इसकी खुशी मनायेगे | 


में पहले ही बता चुका हूँ कि जनवरी में रिक्षव बैंक के पास ४४१ 
करोड़ रुपए के स्टर्लिंग थे । यदि सारा सरकारी ऋण और हिन्दुस्तान में 
लगी "अंग्रेज व्यापारियों की सारी पूजी चुका दी जाय तो यह रकम 
काफी कम हो जायगी | जो सरकारी और अ्रद्धंसरकारी स्टर्लिंग ऋण,-हे 
उसकी अ्रदायगी शुरू हो भी गई है; पर उचित यह है कि हिन्दुस्तान में लगी 
अंग्रेजों की व्यापारिक निजी पूंजी भी चुका दी नाय, जिससे हमारी स्टर्लिंग 
की रकम कम हो जाय और स्टर्लिंग का माल से गैंठबन्धन करने में जो 
खतरा होगा वह भी कम हो जाय । केनेडा और दक्षिण श्रफ्रिका में यही 
हुआ है । हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वही बात करने से इंगलेरष्ट न्यायतः कैसे 
इन्कार कर सकता है, जो वह केनेडा और दक्तिण अफ्रिका के सम्बन्ध में 
बाध्य होकर स्वीकार कर चुका है ? श्रगर हमारी पराधीनता का अनुचित 


कजेदार से साहुकार 


लाभ उठाकर ऐसा करने से वह इन्कार कर दे तो इससे बढ़कर 
बेइन्साफी और क्‍या हो सकती है ! 

स्टर्लिंग का इंडेक्स नम्बर से सम्बन्ध करने का मतलब यह न समझना 
चाहिए, कि युद्ध के बाद श्रमेरिका या किसी श्रन्य देश को हम इंगलेण्ड 
से अपनी बचत की रकम न भेज सकेंगे । इसका मतलब तो यही है कि 
उस माल के हिसाब से हमारी बचत की कीमत न कट जाय, जिसकी कि 
हमें युद्ध के बाद जरूरत होगी । 

इसलिए, हमें जो मांग करनी चाहिए वह यह है कि हिन्दुस्तान में लगी 
इंगलेण्ड की सारी पूँ जी, व्यापारिक पूंजी समेत, वापस कर दी जाय और 
इसके बाद जो रकम बचे या आगे इकटठी हो वह एक सही इंडेक्स नम्बर 
से, जिसपर दोनों देश राजी हों, जोड़ दी जाय | ये इंडेक्स नम्बर, जब 
जब रकम जमा हो उस समय के शअ्रनुसार हों, ताकि हमें युद्ध के बाद जिन 
मालों की जरूरत हो वे ठीक दाम पर मिल सकें। यह भी विचार किया 
जाय कि इंगलेड युद्ध के बाद एक खास अ्रवधि के अन्दर हमारा करें 
साफ करदे श्रोर हिन्दुस्तान पर ऐसा कोई स्पष्ट या अ्रस्पष्ट बन्चन न हो, 
जिससे वह और किसी देश के बजाय केवल इंगलेर्ड से ही माल खरीदने 
के. लिए. वाध्य हो । । 

हमारी यह मांग केवल उस न्याय की मांग होगी जो इर हालत में 
हमारे साथ होना ही चाहिए | 
माचे, १६४३ | 





बापू 
डायरी के पन्‍ने 


रुपये को कहानो 


., बिखरे विचार ््शि 
४. धर वोपाख्यान 


६. श्री जमनालालजी 


१. 
२, 
३. 


ज५ 





दो आना 


